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अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
ई-संस्करण वार्षिक शुल्क ₹ 400/-

रोजगार समाचार
खंड-51 अंक 9 पृष्ठ 64 नई दिल्ली 30 मई - 5 जून 2026

भारत में पेंशन प्रणाली
स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा से दूर होती वृद्धावस्था की चिंता

☑ स्थिरता
भविष्य की भरोसेमंद गारंटी

सुरक्षा

आपके साथ, हर पड़ाव पर

भारत का वेशन परिदृश्य आज एक बड़े  बदलाव
के दौर से गुजर रहा है, कभी केवल सरकारी

कर्मचारियों तक सीमित रहने वाली यह व्यवस्था अब

तकनीक और नए सुधारों के दम पर देश के हर नागरिक

को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए तैयार हो रही है.

लगातार बढ़ती जीवन प्रत्याशा (औसत उम्र  ) और बदलते

कामकाजी माहौल के बीच अब पेंशन का दायरा बढ़ाना

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है.

डिजिटल सुधारों और बेहतर गवर्नेस की बदौलत आज

हमारा पेंशन इकोसिस्टम पहले से कहीं अधिक पारदर्शी

और नागरिक अनुकूल बन चुका है. आंकड़ों की बात
करें तो 31 मार्च 2026 तक नेशनल पेंशन सिस्टम

(एनपीएस) के सब्सक्राइबर्स की संख्या 2.17 करोड़ को

पार कर गई है, जबकि असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की

गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने 8.96 करोड़ के

आंकड़े को छू लिया है. निवेश के मोर्चे पर भी यह एक

बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, जहां एनपीएस के पास 15.95

लाख करोड़ और एपीवाई  के पास 51.4 हजार करोड रुपये

का विशाल फंड रुपये जमा हो चुका है.

पेंशन क्या है?

पेंशन लोगों को बुजुर्गावस्था में नियमित मासिक आय
उपलब्ध कराती है, बढ़ती महंगाई, एकल परिवारों का

बढ़ना, कमाने वाले सदस्यों का दूसरे स्थानों पर जाना

और लंबी होती जीवन अवधि के कारण आर्थिक सुरक्षा

कमजोर पड़ने लगती है. ऐसे समय में पेंशन लोगों

को आर्थिक सहारा देने के साथ सम्मानजनक और
आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करती है.

भारत में पेंशन व्यवस्था

भारत की पेंशन व्यवस्था अलग-अलग वित्तीय

व्यवस्थाओं, पात्रता नियमों और लाभ संरचनाओं के

आधार पर संचालित होती है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित लाभ वाली

पेंशन व्यवस्था, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद तय
पेंशन मिलती है.

अंशदायी पेंशन योजनाएं, जिनमें कर्मचारी और या

नियोक्ता सेवानिवृत्ति बचत के लिए योगदान करते हैं.
संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन

NPS
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

UPS
यूनिफाइड पेंशन स्कीम

APY
अटल पेंशन योजना

नियमित आय

सम्मानजनक और सुनिदित जीवन

आधारित वैधानिक योजनाएं, जिनमें कर्मचारी और

नियोक्ता दोनों का योगदान अनिवार्य होता है.

कर आधारित सामाजिक सहायता पेंशन योजनाएं,

जो सीमित या बिना नियमित आय वाले वृद्ध,

विधवा और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता

प्रदान करती हैं.

CCS से UPS तक

सरकारी पेंशन योजनाओं का विकास

जनवरी 2004 से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों

के लिए निश्चित लाभ वाली पेंशन व्यवस्था लागू थी, जो

महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी हुई थी. यह व्यवस्था केंद्रीय
सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत संचालित

होती थी, जिसे सामान्य रूप से पुरानी पेंशन योजना

(ओपीएस) कहा जाता है. इस व्यवस्था में कर्मचारियों

को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार की ओर से सुनिश्चित
पेंशन मिलती थी, पेंशन की राशि कर्मचारी  के अंतिम वेतन

और उसकी सेवा अवधि के आधार पर तय की जाती थी.

राज्य सरकारों में भी लगभग इसी प्रकार की पेंशन व्यवस्था

लागू थी.

इसके बाद 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने नए

कर्मचारियों के लिए ओपीएस बंद कर एनपीएस लागू की.

यह एक अंशदायी पेंशन व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी और
सरकार दोनों योगदान करते हैं,  एनपीएस का संचालन और

समय-समय पर
जमा निवेश

PENSION

सशक्त भारत

सुरक्षित नागरिक, समृद्ध राष्ट्र

नियमन पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

(पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है. इस व्यवस्था में

सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला लाभ तय पेंशन पर नहीं,
बल्कि जमा पेंशन कोष और उससे मिलने वाले रिटर्न पर

आधारित होता है.

एनपीएस कर्मचारियों को दीर्घकालिक बचत के लिए

प्रोत्साहित करती है और एक सुव्यवस्थित तथा पोर्टेबल
पेंशन व्यवस्था उपलब्ध कराती है. यह सरकार पर वित्तीय

बोझ को संतुलित रखने में भी मदद करती है, क्योंकि

यह अंशदान आधारित प्रणाली है. बाद में अधिकांश

राज्य सरकारों ने भी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस

को अपनाया, हालांकि कुछ राज्यों ने पुरानी निश्चित लाभ

वाली पेंशन व्यवस्था जारी रखी.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस)
नई पेंशन व्यवस्था की ओर कदम

हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू की है. यह

एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प है, जिसेजिसे एनपीएस के
दायरे में आने वाले पात्र केंद्रीय कर्मचारी चुन सकते हैं.
यह एक अंशदायी पेंशन व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी और

केंद्र सरकार दोनों योगदान करते हैं. यूपीएस का उद्देश्य

कर्मचारियों को सुनिश्चित और महंगाई से जुड़ी सेवानिवृत्ति

क्या आप जानते हैं?

संचित पेंशन कोष
(Accumulated Pension Corpus)

से आशय उस कुल राशि से है, जो एनपीएस के तहत किसी सब्सक्राइबर
के पेंशन खाते में समय-समय पर जमा निवेश और उस पर मिलने वाले

रिटर्न के रूप में एकत्र होती है.

निवेश पर
मिलने वाला रिटर्न संचित

पेंशन कोष

le

यह कोष आपके
भविष्य को  देता है
आर्थिक सुरक्षा और
सुनिश्चित पेंशन

साप्ताहिक

मूल्य र 12.00 ₹530 वार्षिक)

आय उपलब्ध कराना है. यह बढ़ती आयु और भविष्य

की आय को लेकर होने वाली अनिश्चितताओं को भी

कम करने का प्रयास करती है. इस योजना का नियमन

पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है. यह कुछ निर्धारित

शर्तों के साथ कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के

कर्मचारियों पर लागू होती है, यूपीएस का लाभ पाने  के लिए
कर्मचारी के पास कम-से-कम 10 वर्ष की अहंकारी सेवा

होना आवश्यक है. सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु
होने पर उसके विधिक रूप से विवाहित जीवनसाथी को

पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है.

हालांकि एनपीएस और यूपीएस दोनों का उद्देश्य

सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन

दोनों व्यवस्थाओं में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं. यूपीएस

में सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत

योगदान देती है तथा इसके अतिरिक्त 8.5 प्रतिशत राशि

एक अलग पूल कोष में जमा करती है. वहीं एनपीएस में

सरकार कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में 14 प्रतिशत योगदान

करती है.

यूपीएस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ
शर्तों के साथ सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, जबकि
एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर

निर्भर करती है. यूपीएस में कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा

पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये

प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है. इसके अलावा
इसमें महंगाई राहत का भी प्रावधान है, जो एनपीएस में

उपलब्ध नहीं है.

यूपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु
होने पर उसके जीवनसाथी को पेंशन का 60 प्रतिशत

पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है. इसके अतिरिक्त

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि भी

दी जाती है, जिसकी गणना प्रत्येक छह माह की अहंकारी
सेवा पर अंतिम वेतन (मूल वेतन महंगाई राहत) के 10

प्रतिशत के आधार पर की जाती है.

इस अं
क  में

1,
61
4

रिक्
तिया

ं

यूपीएस की प्रमुख विशेषताएं
सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था.

कर्मचारी की मृत्यु  के बाद जीवनसाथी  को पारिवारिक
पेंशन.

सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन

निर्धारण,

महंगाई राहत का लाभ

सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त एकमुश्त राशि का
प्रावधान.

कुल मिलाकर भारत की सरकारी पेंशन व्यवस्था

धीरे-धीरे ओपीएस से एनपीएस की ओर बढ़ी है, जबकि

यूपीएससी ढांचे के भीतर एक वैकल्पिक और अधिक

सुनिश्चित पेंशन विकल्प के रूप में सामने आई  है.

रक्षा पेंशन  : अलग व्यवस्था

रक्षा पेंशन का संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा अलग से

किया जाता है और इसका खर्च सरकार के बजट से वहन

किया जाता है. सशस्त्र बलों की विशेष सेवा परिस्थितियों

को देखते हुए यह गैर-अंशदायी व्यवस्था है. इसमें वन

रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) और दिव्यांगता पेंशन जैसी

शेष पृष्ठ 2 पर
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पृष्ठ 1 का शेष

भारत में पेंशन प्रणाली ...

विशेष सुविधाएं शामिल हैं.  ओआरओपी के

तहत समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले

रक्षा कर्मियों को समान पेंशन मिलती है, चाहे

उनकी सेवानिवृत्ति किसी भी वर्ष में हुई हो.

संगठित निजी क्षेत्र की पेंशन

व्यवस्था

संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए

पेंशन व्यवस्था मुख्य रूप से वेतन आधारित

और अंशदायी योजनाओं पर आधारित है.

इसमें दो प्रमुख व्यवस्थाएं शामिल हैं. पहला,

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)  और दूसरा,

कॉरपोरेट एनपीएस.

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)

ईपीएस का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि

संगठन (ईपीएफओ) द्वारा  किया जाता है.  यह

योजना 1995 में शुरू की गई थी और ईपीएफ
कानून के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों
पर लागू होती है. इसमें नियोक्ता के ईपीएफ

योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जमा किया
जाता है, पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन

और सेवा अवधि के आधार पर तय होती

है. यह योजना सेवानिवृत्ति, दिव्यांगता और
पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करती है.

कॉरपोरेट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
ईपीएस के अलावा कई निजी संस्थान

कर्मचारियों को कॉरपोरेट एनपीएस का विकल्प

भी देते हैं, इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों

व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान करते हैं.

यह पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित व्यवस्था

है. इसमें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला

लाभ जमा राशि और निवेश से मिलने वाले

COLLEGe

क्या आप जानते हैं?
अगस्त 2025 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)  के तहत प्रति लाभार्थी ₹50 से ₹3800

प्रतिमाह तक अतिरिक्त राशि जोड़नी शुरू कर दी है।

एनएसएपी के तहत

केंद्र सरकार द्वारा दी जाने

वाली न्यूनतम पेंशन

₹200 प्रतिमाह

इसके कारण

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों

द्वारा जोड़ी गई
अतिरिक्त राशि

+

₹50 से ₹3800

प्रतिमाह

अधिकांश राज्यों और
केंद्रशासित प्रदेशों  में

औसत मासिक पेंशन

लगभग

₹1,000
तक पहुंच गई है।

यह कदम बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत बना रहा है।

रिटर्न पर निर्भर करता है, कॉरपोरेट एनपीएस

कर्मचारियों को अधिक पोटॅबिलिटी और

निवेश विकल्प उपलब्ध कराती है.

सभी नागरिकों  के लिए अंशदायी
पेंशन योजनाएं

औपचारिक नौकरी से बाहर के लोगों

को भी पेंशन सुरक्षा देने के लिए सरकार ने

स्वैच्छिक अंशदायी योजनाएं शुरू की हैं.

इनमें एनपीएस और एपीवाई प्रमुख हैं,

एनपीएस  : ऑल सिटीजन मॉडल

एनपीएस का ऑल सिटीजन मॉडल सभी

भारतीय नागरिकों को पेंशन योजना से जुड़ने

का अवसर देता है. इसमें निर्धारित आयु सीमा

के भीतर कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से

शामिल हो सकता है. इसमें दो प्रकार  के खाते
होते हैं-

टियर-1  :  मुख्य सेवानिवृत्ति खाता,

जिसमें निकासी पर कुछ प्रतिबंध होते

टियर-II : बचत खाता, जिसमें

अधिक लचीलापन और निकासी की

सुविधा होती है.

सब्सक्राइबर अपनी सुविधा के अनुसार

योगदान कर सकते हैं और सरकारी

प्रतिभूतियों, बॉन्ड तथा इक्विटी जैसे निवेश

विकल्प चुन सकते हैं.
एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए

पेंशन योजना

एनपीएस वात्सल्य योजना 2024 में शुरू

की गई, यह विशेष रूप से नाबालिगों के लिए

बनाई गई अंशदायी पेंशन योजना है. इसमें

माता-पिता या अभिभावक बच्चे के नाम पर

पेंशन खाता खोल सकते हैं. बच्चे के बालिग

होने तक खाते का संचालन अभिभावक करते

हैं, जिसके बाद यह सामान्य एनपीएस खाते
में बदल जाता है. यह योजना कम उम्र से

बचत और दीर्घकालिक वित्तीय योजना को

बढ़ावा देती है.

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित

क्षेत्र के श्रमिकों तक पेंशन सुविधा पहुंचाना

है.  यह योजना 2015 में शुरू की गई थी.

इसमें सब्सक्राइबर 1,000 से 5,000 तक की

निश्चित मासिक पेंशन चुन सकते हैं, जो 60

वर्ष  की आयु के बाद मिलती है. इसमें योगदान

की राशि व्यक्ति की आयु और चुनी गई पेंशन

के आधार पर तय होती है.

लेडी इरविन कॉलेज
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

सिकंदरा रोड, नई दिल्ली - 110001 कार्यालय - 011.23323257, एक्स.

दूरभाषः 011-23739249, 011-23321635, 011.2373744

ईमेल: director@lic.du.ac.in; वेबसाइट : ladyirwin.edu.in

भर्ती

113, 118

दिनांक 26/05/2026

प्रशासनिक अधिकारी के एक पद (प्रतिनियुक्ति आधार पर) के लिए आवेदन आमंत्रित किए
जाते हैं। विस्तृत जानकारी कॉलेज की वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in पर देखी जा सकती है।

वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन, निदेशक, लेडी इरविन कॉलेज, सिकंदरा रोड,

नई दिल्ली को कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के

भीतर जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई संशोधन हो, तो उसे कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड किया
जाएगा।

WIN COLLEGE NEWRNY
लेडी इरविन कॉलेज

(दिल्ली विश्वविद्यालय)
सिकंदरा रोड, नई दिल्ली -  110001 कार्यालय - 011.23323257, एक्स 113,

दूरभाषः 011-23739249, 011-23321635, 011.2373744

ईमेल: director@lic.du.ac.in; वेबसाइट  : ladyirwin.edu.in

भर्ती

निदेशक

118

EN 9/111

दिनांक : 26/05/2026

एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट और एक प्रोफेशनल असिस्टेंट (डेपुटेशन आधार
पर) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी कॉलेज की वेबसाइट

www.ladyirwin.edu.in पर देखी जा सकती है। वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में

आवेदन पत्र लेडी इरविन कॉलेज, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली के निदेशक को कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति
परिपत्र प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई संशोधन हो, तो उसे

कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
निदेशक

EN 9/112
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गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन

व्यवस्था

ऐसे लोगों के लिए, जिनके पास नियमित

आय या बचत नहीं है, सरकार कर आधारित

सामाजिक पेंशन योजनाएं चलाती है. इनका

उद्देश्य वृद्ध, गरीब और कमजोर वर्गों को

न्यूनतम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है.

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(एनएसएपी) केंद्र सरकार की एक प्रमुख

सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो ग्रामीण

और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से

कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करती है.

केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के

अतिरिक्त राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को

भी अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रोत्साहित

किया जाता है, ताकि लाभार्थियों को बेहतर

सहायता मिल सके.

राज्य स्तरीय सामाजिक पेंशन

योजनाएं

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(एनएसएपी) के तहत केंद्र सरकार की

सहायता के अलावा विभिन्न राज्य सरकारें

अपनी अलग या अतिरिक्त सामाजिक पेंशन

योजनाएं भी संचालित करती हैं. इन योजनाओं

के माध्यम से राज्य अपनी आर्थिक क्षमता

और नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुसार पेंशन

राशि बढ़ा सकते हैं. साथ ही, इनसे अधिक
जरूरतमंद लोगों तक सामाजिक सुरक्षा का

दायरा भी बढ़ाया जाता है.  इनमें मुख्य रूप से

बुजुर्ग,  विधवाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं.

राज्य सरकारों द्वारा संचालित कुछ

प्रमुख पेंशन योजनाएं

मधु बाबू पेंशन योजना (ओडिशा)

आसरा पेंशन योजना (तेलंगाना)

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

(बिहार)

भारत की पेंशन व्यवस्था को मजबूत

करते नीतिगत सुधार

भारत की पेंशन व्यवस्था में पिछले कुछ

वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं.

इनका उद्देश्य पेंशन प्रणाली को अधिक
पारदर्शी, प्रभावी और व्यापक बनाना है. पेंशन

फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के

तहत निवेश संबंधी नियमों में सुधार,  निगरानी

व्यवस्था को मजबूत करना और यूनिफाइड
पेंशन स्कीम जैसी नई व्यवस्थाओं को लाग

करना पेंशन प्रणाली को मजबूत बनाने की

दिशा में अहम कदम रहे हैं. वर्ष 2024 में

एनपीएस के ऑटो चॉइस विकल्प के तहत

Balanced Life Cycle Fund में 45

वर्ष की आयु तक इक्विटी निवेश की सीमा

बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई. इससे लंबे

समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ी

है, जबकि बढ़ती उम्र के साथ जोखिम धीरे-

धीरे कम होता जाता है.

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक पेंशन

सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने अटल

पेंशन योजना के तहत नामांकन को बढ़ावा

दिया है, साथ ही, बैंकों और डाकघरों के

माध्यम से खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल

बनाया गया है तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के

जरिए एनपीएस खातों तक पहुंच आसान की

गई है.

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा संहिता,

2020 में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक

पेंशन आधारित सामाजिक सुरक्षा लाभ

पहुंचाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं.

इससे भविष्य में अधिक लोगों को पेंशन सुरक्षा

के दायरे में लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

(पीआईबी से इनपुटस के साथ ईएन

टीम द्वारा संकलित लेख)
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SFIO

B-3 Wing, 2nd Floor

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय
भारत सरकार

Serious Fraud Investigation Office

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan

CGO Complex, Lodi Road

New Delhi-110003

Government of India

बी- 3 विंग, द्वितीय तल
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन

केंद्रीय कार्यालय परिसर लोदी रोड

नई दिल्ली- 110003

सं. 29/04/2026-प्रशा. एसएफआईओ (10614)/1/

इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आधार पर निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों
से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र. सं. पद का नाम

वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंकिंग)

लेवल-12

लेवल-11

रिक्तियों  की

संभावित सं.
सातवें सीपीसी के

अनुसार मैट्रिक्स
में स्तर

पोस्टिंग का

संभावित  स्थान

01 संयुक्त निदेशक (कैपिटल मार्केट) 02

02 उप निदेशक (बैंकिंग) 02

03 उप निदेशक (कॉर्पोरेट लॉ) 02

04 उप निदेशक (फोरेंसिक ऑडिट) 01

05 उप निदेशक (अन्वेषण) 03

06 प्रधान निजी सचिव 01

07 04

08 वरिष्ठ सहायक निदेशक (कैपिटल मार्केट) 01

09 वरिष्ठ सहायक निदेशक (कॉपोरेट कानून) 04

10

(सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) लेवल 10

11 वरिष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण) 02

12 वरिष्ठ सहायक निदेशक (कराधान) 01

13 वरिष्ठ अभियोजक 03

14 सहायक निदेशक (अन्वेषण) 12 लेवल-

कुल 38

वरिष्ठ सहायक निदेशक

केौ दिल्ली/

हैदराबाद

कोलकाता

मुंबई

2. ये पद प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आधार पर भरे जाने हैं, निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं  है.

3.  रोजगार समाचार (एम्प्लॉयमेंट न्यूज) दिनांक 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के अंक में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में

प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान रिक्त परिपत्र के लिए, उचार  किया  जाता सो माध्वार पहल के कि परिष्य  के बाद आवेदन
हैं, उन्हें उसी पद के लिए पुनः आवेदन करने की  आवश्यकता नहीं है.

4.  विज्ञापित पदों  की  संख्या अस्थायी है और प्रशासनिक कारणों से इसमें वृद्धि कमी हो सकती है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार रोजगार समाचार में

इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपने आवेदन पत्र, सभी प्रकार से पूर्ण रूप से, निर्धारित प्रारूप में समुचित माध्यम से

निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए कृपया www.sfio.nic.in/www.mca.gov.in देखें,

5. प्रत्येक पद के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अलग-अलग आवेदन पत्र अंग्रेषित किए जा सकते हैं, साथ में शैक्षणिक योग्यताओं की स्व-

सत्यापित प्रतियों की फोटोकॉपी, पिछले 5 वर्षों  के अद्यतन एसीआर एपीएआर (प्रत्येक पृष्ठ पर अवर सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी

द्वारा विधिवत सत्यापित),  सतर्कता विमुक्ति प्रमाण पत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और पिछले 10 वर्षों  के दौरान अधिकारी पर लगाए गए दंड का

प्रमाण पत्र संलग्न करें, संवर्ग नियंत्रण अधिकारी प्रमाणित करें  कि अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण को जांच के बाद सही पाया गया  है.

6.  चयनित उम्मीदवार मूल वेतन का 20% विशेष सुरक्षा सत्ता पाने  के लिए भी पात्र होंगे, विशेष सुरक्षा भत्ते के साथ कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता

नहीं दिया जाएगा,

7. एसीआर एपीएआर,  सतर्कता विमुक्ति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के स्व-सत्यापित प्रमाण पत्रों आदि के विना प्राप्त

आवेदन, या जो किसी भी तरह से अपूर्ण पाए जाते हैं,  उन पर विचार नहीं  किया जाएगा,
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संघ लोक सेवा आयोग

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II),  2026

EN 9/100

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 01 जुलाई, 2027 से प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना,

नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 158वें पाठ्यक्रम तथा भारतीय नौसेना अकादमी के 120वें पाठ्यक्रम

(आईएनएसी) में प्रवेश के लिए 13 सितंबर, 2026 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी

परीक्षा (II), 2026 आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II),

2026 की विस्तृत सूचना दिनांक 20 मई, 2026 को आयोग की वेबसाइट [http://upsc.gov.

in] पर उपलब्ध होगी. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 09 जून, 2026 है.

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड द्वारा https://upsconline.nic.in पर ही आवेदन करना

होगा. किसी भी अन्य मोड में आवेदन करने की अनुमति नहीं  है. पात्रता संबंधी शत, परीक्षा का पाठ्यक्रम

एवं योजना, परीक्षा केन्द्र, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी दिशा-निर्देशों आदि से संबंधित विवरण

के लिए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा का विस्तृत नोटिस देखें.
EN 9/123

www.rojgarsamachar.gov.in

संघ लोक सेवा आयोग

प्रेस नोट

3

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (1),

2026 - के लिखित परिणाम की घोषणा.

आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी

परीक्षा (1), 2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा कर

दी गई है और यह आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.

in) पर उपलब्ध है.
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संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (1), 2026

EN 9/57

एसएससी महिला (गैर-तकनीकी) पाठ्यक्रम सहित]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई, 2027 से प्रारम्भ होने वाले भारतीय सैन्य

अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी के पाठ्यक्रमों तथा

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में अक्तूबर, 2027 में प्रारम्भ होने वाले

पाठ्यक्रमों (पुरुष और महिला) में भर्ती हेतु 13 सितंबर, 2026 को सम्मिलित

रक्षा सेवा परीक्षा (II),  2026 आयोजित की जा रही है.  विस्तृत सूचना आयोग

की वेबसाइट [https://upsc.gov.in] पर 20 मई, 2026 को उपलब्ध होगी.

आवेदन जमा करने को अंतिम तिथि 09 जून, 2026 है.

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड द्वारा https://upsconline.nic.in पर

आवेदन करना है. आवेदन जमा करने के लिए  किसी अन्य मोड की अनुमति नहीं है.

पात्रता की शत, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केन्द्र, आवेदन प्रपत्र भरने

के लिए दिशा-निर्देश आदि के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार परीक्षा

का विस्तृत नोटिस देखें,

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला
उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को

आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

सं. ए-12026/9/2020- स्था. IV

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और

गंगा संरक्षण विभाग
रिक्ति सूचना

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में विस्तार

EN 9/122

इस कार्यालय द्वारा रोजगार समाचार के दिनांक 28 मार्च, 2026 - 03 अप्रैल, 2026

के अंक में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA), इंदौर में प्रतिनियुक्ति आधार (अल्पकालिक

संविदा सहित) पर निम्नलिखित पद को भरने हेतु प्रकाशित रिक्ति सूचना को एत‌द्वारा

संशोधित किया जाता है.

2. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) एक स्वायत्त निकाय है, जो जल संसाधन, नदी विकास

एवं गंगा संरक्षण  विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन

कार्यरत है.

3. विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि,  जो पूर्व में 11.05.2026

निर्धारित थी, को अब रोजगार समाचार में इस संशोधित रिक्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि

से 30 दिन तक आगे बढ़ाया जाता है.

क्र

सं.

पद का नाम पदों की

संख्या

7 वें वेतन आयोग

के अनुसार वेतन

मैट्रिक्स

पदस्थापन का

स्थान

1. सदस्य

(पर्यावरण एवं

पुनर्वास)

01 लेवल 14

(रु. 1,44,200-

इंदौर

(मध्य प्रदेश)

रु. 2, 18, 200)

4. पूर्व में प्रकाशित रिक्ति सूचना की अन्य सभी शर्तें एवं  नियम यथावत रहेंगे रहेंगी, इच्छुक

उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे विस्तृत रिक्ति सूचना में उल्लिखित

प्रक्रिया के अनुसार अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, विस्तृत रिक्ति सूचना आधिकारिक

वेबसाइट jalshakti-dowr.gov.in; dopt.gov.in और nca.gov.in पर उपलब्ध

(समीर कुमार मुंडा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः अंग्रेजी संस्करण एवं उसके हिंदी अनुवाद के बीच किसी भी प्रकार की

विसंगति या असंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा.
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